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बजट 2026: रिकॉर््ड रक्षा खर््च, टियर-2/3 शहरोों को बढ़़ावा और 
तमिलनाड-बंगाल के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

नई दिल्ली ।  वित्त मंत्री निर््मला 
सीतारमण ने संसद मेें बजट 
2026 पेश करते हुए कई अहम 
ऐलान किए। करीब 85 मिनट के 
अपने भाषण मेें उन््होोंन�े रक्षा खर््च, 
रेलवे प्रोजेक्ट, टैक्स फाइलिग मेें 
सहूलियत और शहरो ंके आर््थथिक 
विकास से जुड़़ी योजनाओ ं पर 
जोर दिया। इस बजट की सबसे 
बड़़ी खासियत यह रही कि इसमेें 
अब तक का सबसे बड़़ा रक्षा 
बजट रखा गया है। हालांकि, आम 
आदमी को सीधे राहत देने वाली 
कोई बड़़ी घोषणा नज़र नही ंआई, 
जिससे मध्यम वर््ग और आम 
परिवारो ंमेें थोड़़ी मायूसी भी देखी 
जा रही है। सबसे पहले बात रक्षा 
बजट की करेें  तो इस साल डिफेें स बजट को ₹6.81 लाख 
करोड़ से बढ़़ाकर ₹7.84 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी 
करीब 15.2% की बढ़़ोतरी। ऑपरेशन सिदूर के बाद यह 
पहला बजट है, इसलिए सुरक्षा और सैन्य ताकत को मजबूत 
करने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने साफ किया 
है कि बदलते वैश्विक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियो ंको 
देखते हुए सेना का आधुनिकीकरण जरूरी है। हथियारो ंकी 
खरीद और सेना के उपकरणो ंको आधुनिक बनाने के लिए 
पंूजीगत खर््च मेें भी बड़़ा इजाफा किया गया है। पिछले साल 
जहां इस मद मेें ₹1.80 लाख करोड़ रखे गए थे, वही ंइस बार 
इसे बढ़़ाकर ₹2.19 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी 
करीब 22% की सीधी बढ़़ोतरी। इसका मकसद है स्वदेशी 
रक्षा उत्पादन को बढ़़ावा देना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना और 

तीनो ंसेनाओ ं— थल, जल और वायु — को ज्यादा मजबूत 
बनाना। टैक्स सिस्टम को लेकर भी कुछ सुधारो ं की बात 
कही गई है। सरकार ने टैक्स फाइलिग को और आसान 
बनाने, डिजिटल प्रोसेस को मजबूत करने और विवाद कम 
करने पर जोर दिया है। हालांकि टैक्स स्लैब या बड़़ी छूट 
को लेकर कोई बड़़ा ऐलान नही ंहुआ, जिससे वेतनभोगी वर््ग 
को बड़़ी राहत नही ंमिल सकी। बजट मेें शहरो ंके विकास 
के लिए एक नई सोच के साथ “सिटी इकोनॉमिक रीजंस 
(CIR)” योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत अगले 
पांच सालो ंमेें टियर-2 और टियर-3 शहरो ंके लिए ₹5,000 
करोड़ का फंड रखा गया है। इसका मकसद है कि बड़़े 
महानगरो ंके अलावा मध्यम और छोटे शहरो ंमेें भी निवश, 
कारोबार और रोजगार के मौके बढ़ें। भोपाल, जयपुर, पटना, 
लखनऊ जैसे शहरो ंको इस योजना से सीधा फायदा मिलने 

की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि 
ये शहर नए इंडस्ट्रि यल और सर््वविस 
हब बनेें, जहां लोकल कारोबार को 
बढ़़ावा मिले और युवाओ ंको अपने 
ही इलाके मेें नौकरी के मौके मिल 
सकेें । इससे बड़़े शहरो ं पर बढ़ता 
दबाव भी कम होगा और संतुलित 
क्षेत्रीय विकास को बढ़़ावा मिलेगा। 
रेलवे सेक्टर मेें भी बजट 2026 मेें 
खास घोषणाएं की गई हैैं। खासकर 
चुनावी राज््योों को ध्यान मेें रखते हुए 
कुछ बड़़े प्रोजेक्ट सामने आए हैैं। 
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को 
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात 
दी गई है। इससे इन राज््योों मेें तेज 
रफ्तार कनेक्टिविटी, व्यापार और 
पर््यटन को बढ़़ावा मिलेगा। हालांकि 

सीधे तौर पर चुनाव का जिक्र नही ं किया गया, लेकिन इन 
प्रोजेक््ट््स का सियासी असर जरूर देखा जाएगा। स्वास्थ्य 
क्षेत्र मेें भी सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़़ावा 
देने की दिशा मेें कदम बढ़़ाया है। बजट मेें 3 नए आयुर्वेद�िक 
AIIMS जैसे संस््थथान खोलने का ऐलान किया गया है। इससे 
आयुष और आयुर्वेद आधारित इलाज को बढ़़ावा मिलेगा और 
रिसर््च के नए मौके खुलेेंगे। कुल मिलाकर बजट 2026 का 
फोकस सुरक्षा, इंफ्रास्टट्र क्चर, क्षेत्रीय विकास और सिस्टम 
सुधार पर ज्यादा दिखा। रक्षा बजट मेें रिकॉर््ड बढ़़ोतरी, 
शहरो ं के लिए नया आर््थथिक मॉडल, रेलवे कॉरिडोर और 
आयुर्वेद�िक संस््थथानो ं की घोषणा — ये सब लंबे समय की 
योजना का हिस्सा नजर आते हैैं।

बंगाल मेें SIR पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर््ट पहुुंचीीं, 
चुनाव आयुक्त से करेेंगी मुलाकात

कलकत्ता । पश्चिम बंगाल की 
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य मेें 
चल रही स्पेशल इंटेेंस�िव रिवीजन 
(SIR) प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम 
कोर््ट का दरवाज़़ा खटखटाया है। 
उन््होोंन�े इस प्रक्रिया को चुनौती देते 
हुए एक याचिका दाखिल की है, 
जिसमेें निर््ववाचन आयोग और पश्चिम 
बंगाल के मुख्य निर््ववाचन अधिकारी 
को पक्षकार बनाया गया है। 
जानकारी के मुताबिक यह याचिका 
28 जनवरी को दायर की गई थी। 
इस कदम ने राज्य की सियासत को और गर््म कर दिया 
है और चुनावी माहौल मेें नई बहस छेड़ दी है। स्पेशल 
इंटेेंस�िव रिवीजन यानी SIR का मकसद मतदाता सूची 
की विशेष और व्यापक समीक्षा करना होता है, ताकि 
फर्जी नाम हटाए जा सकेें  और योग्य मतदाताओ ंके 
नाम जोड़़े जा सकेें । लेकिन ममता बनर्जी और उनकी 
पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया को जिस तरीके से 
लागू किया जा रहा है, उससे असली मतदाताओ ंके 
नाम कटने का खतरा बढ़ गया है। उनका आरोप है कि 
यह कवायद पारदर्शी और संतुलित तरीके से नही ंचल 
रही, जिससे लोकतांत्रिक हक़ पर असर पड़ सकता है। 
याचिका मेें कहा गया है कि SIR की मौजूदा प्रक्रिया 
से बड़़ी संख्या मेें लोगो ं को बिना पर््ययाप्त जांच और 
नोटिस के मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता 
है। इससे खास तौर पर गरीब, ग्रामीण और हाशिये 
पर रहने वाले तबको ंपर ज्यादा असर पड़़ेगा। ममता 
बनर्जी का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की 
सख्त और तेज़ समीक्षा से भ्रम और अव्यवस््थथा पैदा 
हो सकती है। इसी मुद्दे  को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली 

भी पहुुंची हैैं। वे सोमवार को मुख्य निर््ववाचन आयुक्त 
ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेेंगी। इस मुलाकात मेें वे 
SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां और चिताएं 
सीधे तौर पर चुनाव आयोग के सामने रखेेंगी। माना 
जा रहा है कि वे मांग करेेंगी कि इस प्रक्रिया को या तो 
रोका जाए या फिर इसे ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित 
बनाया जाए, ताकि किसी भी असली मतदाता का नाम 
गलती से न हटे। राजनीतिक जानकारो ं का कहना 
है कि मतदाता सूची का संशोधन एक नियमित और 
जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह चुनाव 
के नजदीक होती है तो शक और सियासी तनाव बढ़ 
जाता है। विपक्षी दल अक्सर इसे सत्ता पक्ष के फायदे 
से जोड़कर देखते हैैं, जबकि चुनाव आयोग इसे रूटीन 
सुधार की कार््रवाई बताता है। भाजपा और अन्य 
विपक्षी दलो ं ने ममता बनर्जी के कदम को सियासी 
स्टंट बताया है। उनका कहना है कि मतदाता सूची 
की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियादी शर््त है और अगर 
समीक्षा हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। वही ं
तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि समीक्षा के नाम पर 
वैध मतदाताओ ंको परेशान नही ंकिया जाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार मेें भूकंप के झटके
-4.6 तीव्रता से हिली धरती, नुकसान की खबर नहीीं
जम्मू । जम्मू-कश्मीर और अंडमान-
निकोबार द्वीप समूह मेें सोमवार 
सुबह भूकंप के झटके महसूस किए 
गए, जिससे लोगो ंमेें कुछ देर के लिए 
दहशत का माहौल बन गया। दोनो ंही 
स््थथानो ंपर भूकंप की तीव्रता रिक्टर 
स्के ल पर 4.6 दर््ज की गई। हालांकि 
राहत की बात यह है कि अब तक 
किसी बड़़े जान-माल के नुकसान 
की कोई आधिकारिक खबर सामने 
नही ं आई है। जम्मू-कश्मीर के 
बारामूला जिले मेें सुबह करीब 5:35 
बजे भूकंप आया। अधिकारियो ं के 
अनुसार भूकंप का केें द्र पट्टन इलाके के आसपास था। 
सुबह का समय होने की वजह से अधिकांश लोग अपने 
घरो ंमेें ही मौजूद थे। जैसे ही धरती हिली, कई लोग 
एहतियातन घरो ं से बाहर निकल आए। कुछ सेकंड 
तक झटके महसूस किए गए, जिसके बाद स््थथिति 
सामान्य हो गई। स््थथानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन 
की टीमेें सतर््क  हो गईं और संवेदनशील इलाको ंपर 
नजर रखी जा रही है। प्रारंभिक जांच मेें किसी बड़़ी 
तबाही या संरचनात्मक नुकसान की सूचना नही ंमिली 
है। विशेषज््ञोों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि 
से संवेदनशील माना जाता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल 
और उत्तराखंड जैसे इलाके भूकंप जोन मेें आते हैैं, 
जहां समय-समय पर हल्के  और मध्यम झटके महसूस 
होते रहते हैैं। ऐसे झटके बड़़े भूकंप की चेतावनी नही ं
होते, लेकिन यह याद दिलाते हैैं कि इस क्षेत्र मेें आपदा 
तैयारी (डिजास्टर प्रिपेयर््डनेस) बेहद जरूरी है। दूसरी 
ओर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह मेें भी सोमवार 
तड़के करीब 3:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए 

गए। यहां भी रिक्टर स्के ल पर तीव्रता 4.6 दर््ज की गई। 
भूकंप का केें द्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की 
गहराई पर बताया गया है। द्वीप क्षेत्र होने की वजह 
से यहां भूकंपीय गतिविधियां अक्सर दर््ज की जाती 
हैैं। स््थथानीय प्रशासन ने बताया कि फिलहाल किसी 
नुकसान या सुनामी जैसी स््थथिति का कोई खतरा नही ं
है। भूकंप विज्ञानियो ंका कहना है कि 4 से 5 तीव्रता 
के भूकंप आम तौर पर मध्यम श्रेणी मेें आते हैैं। इनसे 
बड़़े स्तर पर नुकसान की संभावना कम रहती है, 
खासकर जब केें द्र गहराई मेें हो और आबादी कम हो। 
फिर भी लोगो ंको सतर््क  रहने और सुरक्षा नियमो ंका 
पालन करने की सलाह दी जाती है। आपदा विशेषज््ञोों 
के अनुसार भूकंप के समय घबराने के बजाय तुरंत 
सुरक्षित स््थथान पर जाना चाहिए। अगर आप घर के 
अंदर हैैं तो मजबूत मेज या फर्नीचर के नीच शरण लेें, 
खिड़कियो ंऔर भारी सामान से दूर रहेें। बाहर हैैं तो 
इमारतो,ं बिजली के खंभो ंऔर पेड़़ोों से दूरी बनाकर 
खुली जगह मेें खड़़े रहेें।

तीन वेस्टर््न डिस्टरबेेंस से बदला मौसम:
-राजस्थान-MP मेें ओले, यूपी के 30 जिलोों मेें घना कोहरा, पहाड़ों पर बर््फ बारी
देहरादून । उत्तर भारत का मौसम 
एक बार फिर तेज़़ी से करवट ले 
रहा है। राजस््थथान और मध्य प्रदश 
के कई इलाको ं मेें ओलावृष्टि दर््ज 
की गई है, जबकि उत्तर प्रदश के 
लगभग 30 जिलो ं मेें घना कोहरा 
छाया हुआ है। पहाड़़ी राज््योों मेें 
बर््फ बारी और बारिश का सिलसिला 
जारी है। हिमाचल प्रदश के मनाली 
समेत ऊंचाई वाले इलाको ंमेें ताज़़ा 
बर््फ बारी हुई है, जिससे ठंड और 
बढ़ गई है। मौसम विभाग (IMD) 
के मुताबिक अगले पांच दिनो ं मेें 
तीन वेस्टर््न डिस्टरबेेंस (पश्चिमी 
विक्षोभ) सक्रिय होगें, जो पूरे उत्तर 
भारत के मौसम को प्रभावित करेें गे। मौसम वैज्ञानिको ं
के अनुसार लगातार दो वेस्टर््न डिस्टरबेेंस पहले से 
सक्रिय हैैं, जिनके असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल 
प्रदश और उत्तराखंड मेें 3 फरवरी तक बारिश और 
बर््फ बारी जारी रहने की संभावना है। इन सिस्टम्स के 
कारण पहाड़़ोों पर भारी बर््फ  गिर रही है, जबकि मैदानी 
इलाको ंमेें बादल, बंूदाबांदी और कोहरे की स््थथिति बनी 
हुई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस््थथान, मध्य प्रदश 
और उत्तर प्रदश के कई हिस््सोों मेें हल्की बारिश और 
घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह 7 
बजे तक आगरा, सरसावा, बरेली, हिडन और भटिडा 
जैसे इलाको ं मेें विजिबिलिटी शून्य तक पहुुंच गई, 
जिससे सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित 
हुआ। कई जगह फ्लाइट्स और ट््ररेने ें लेट चल रही हैैं, 
वही ं हाईवे पर वाहन चालको ं को भारी दिक्कत का 
सामना करना पड़ रहा है। IMD ने उत्तर प्रदश, दिल्ली 

और आंध्र प्रदश के समुद्री तट वाले जिलो ंमेें अगले 
कुछ घंटो ंके लिए घने कोहरे का ऑरेेंज अलर््ट जारी 
किया है। इसका मतलब है कि हालात गंभीर हो सकते 
हैैं और लोगो ंको खास एहतियात बरतने की जरूरत 
है। सुबह और रात के समय सफर करने वालो ं को 
सावधानी रखने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और 
धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। वेस्टर््न 
डिस्टरबेेंस दरअसल पश्चिम दिशा से आने वाला एक 
मौसम सिस्टम होता है, जो सर््ददियो ंके मौसम मेें उत्तर 
भारत के मौसम को बदल देता है। इसकी वजह से 
पहाड़़ोों मेें बर््फ बारी और मैदानी इलाको ंमेें बारिश होती 
है। इससे जहां एक तरफ ठंड बढ़ती है, वही ंरबी की 
फसलो ंको भी फायदा मिलता है। हालांकि ओलावृष्टि 
होने पर किसानो ंको नुकसान भी उठाना पड़ सकता 
है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और काजीगंुड के 
ऊंचाई वाले क्षेत््रोों मेें ताज़़ा बर््फ बारी हुई है, जबकि 
श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के कई हिस््सोों मेें बारिश 
दर््ज की गई।

बजट पर सियासी टकराव:
-मोदी बोले—युवा शक्ति का बजट, राहुल-ममता ने बताया निराशाजनक
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी 
ने आम बजट को “युवा शक्ति का 
बजट” बताते हुए कहा कि यह 
देश के भविष्य, स्किल डेवलपमेेंट 
और तेज आर््थथिक तरक्की को 
ध्यान मेें रखकर तैयार किया 
गया है। वही ं दूसरी तरफ विपक्ष 
ने बजट को निराशाजनक और 
बिखरा हुआ करार दिया है। 
राहुल गांधी, ममता बनर्जी और 
मल्लिकार््जजुन खड़गे जैसे नेताओ ं
ने कहा कि इस बजट मेें युवाओ,ं रोजगार और 
आम जनता के लिए ठोस राहत नजर नही ं
आती। बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के 
बीच साफ तौर पर सियासी मतभेद दिख रहा है। 
पीएम मोदी ने अपने बयान मेें कहा कि भारत 
सिर््फ  तेजी से बढ़ती अर््थव्यवस््थथा बनकर संतुष्ट 
नही ं रहना चाहता, बल्कि दुनिया की तीसरी 
सबसे बड़़ी अर््थव्यवस््थथा बनने का लक्ष्य लेकर 
आगे बढ़ रहा है। उन््होोंन�े बजट को “अवसरो ंका 
राजमार््ग” बताया और कहा कि यह वर््तमान के 
सपनो ंको हकीकत मेें बदलने वाला दस्तावज 
है। उनके मुताबिक देश इस समय रिफॉर्मम्स की 
एक्सप्रेस पर सवार है और यह बजट उन सुधारो ं
को नई रफ्तार देगा। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर 

सनराइज सेक्टर पर जोर देने की बात कही। 
उन््होोंन�े रेयर अर््थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स, 
टेक्सटाइल और हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग जैसे 
क्षेत््रोों को भविष्य की जरूरत बताया। उनका 
कहना है कि ये सेक्टर आने वाले समय मेें भारत 
को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री  के क्षेत्र मेें मजबूत 
बनाएंगे। बजट मेें इंफ्रास्टट्र क्चर को मजबूत करने 
के लिए बड़़े कदम उठाए गए हैैं, जिनमेें हाई 
स्पीड रेल कॉरिडोर और टियर-2 व टियर-3 
शहरो ं के विकास पर विशेष ध्यान शामिल है। 
पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश की सबसे 
बड़़ी पंूजी उसके नागरिक होते हैैं और इस 
बजट मेें नागरिको ंपर निवश को प्राथमिकता दी 
गई है। सरकार का फोकस स्किल, स्के ल और 
सस्टेनेबिलिटी पर है। युवाओ ं के लिए स्किल 

डेवलपमेेंट, ट््ररेनि  ग और नए अवसर पैदा करने 
के लिए कई योजनाओ ं को बढ़़ावा दिया गया 
है। संसद मेें वित्त मंत्री ने भी इसे “युवा शक्ति 
बजट” बताते हुए कहा कि ऑरेेंज इकोनॉमी, 
टूरिज्म और खेलो इंडिया मिशन के जरिए 
युवाओ ंके लिए नए मौके खुलेेंगे। बजट मेें डेटा 
सेेंटर सेक्टर को बढ़़ावा देने के लिए टैक्स मेें 
बड़़ी छूट देने का ऐलान किया गया है, ताकि 
भारत को दुनिया का डेटा सेेंटर हब बनाया जा 
सके। सरकार का दावा है कि इससे निवश 
आएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होगें। 
महिलाओ ं के लिए भी कई प्रावधान किए गए 
हैैं। देश मेें 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ 
हेल्प ग्रुप से जुड़़ी हैैं और बजट मेें इन समूहो ंको 
मजबूत करने का प्लान शामिल है। हर जिले मेें 
गर्लल्स हॉस्टल बनाने और महिला उद्यमिता को 
बढ़़ावा देने की बात भी कही गई है। कृषि और 
डेयरी सेक्टर को भी बजट मेें अहमियत दी गई 
है। नारियल, काजू और कोको की खेती करने 
वाले किसानो ंको प्राथमिकता देने की बात कही 
गई है। “भारत विस्तार ऐप” के जरिए किसानो ं
को उनकी अपनी भाषा मेें जानकारी देने की 
योजना है, ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा सीधे 
खेत तक पहुुंच।

भारत–EU FTA से पाकिस्तान चिंतित: टेक्सटाइल 
निर््ययात और लाखोों नौकरियोों पर मंडराया खतरा

इ स् ला म ा ब ा द 
(एजेेंसी)। भारत और 
यूरोपीय यूनियन 
(EU) के बीच हुए फ्री 
ट््ररेड  एग्रीमेेंट (FTA) 
को लेकर पाकिस्तान 
मेें चिता बढ़ गई 
है। पाकिस्तानी 
कारोबारियो ं और 
नेताओ ं का कहना 
है कि इस डील से वहां करीब 1 
करोड़ नौकरियां खतरे मेें पड़ 
सकती हैैं और अरबो ं डॉलर के 
निर््ययात पर असर पड़ सकता है। 
पाकिस्तान के एक नेता ने इसे 
“जीरो-टैरिफ हनीमून का अंत” 
बताया है। अब तक पाकिस्तान को 
EU की GSP प्लस स्कीम के तहत 
बड़़ा फायदा मिलता रहा है। इस 
योजना के जरिए वह अपने लगभग 
66% प्रोडक््ट््स यूरोप मेें बिना टैक्स 
के बेच सकता था। खास तौर पर 
टेक्सटाइल और रेडीमेड कपड़़ोों 
के एक्सपोर््ट मेें उसे बढ़त हासिल 
थी। वही ं भारत को इसी तरह के 
सामान पर 9 से 12 फीसदी तक 
टैक्स देना पड़ता था। इसी वजह से 
पाकिस्तान का टेक्सटाइल निर््ययात 
भारत से थोड़़ा ज्यादा बना हुआ था। 
लेकिन भारत-EU FTA साइन होने 
के बाद तस्वीर बदल सकती है। 

इस समझौते से भारत को यूरोपीय 
बाजार मेें कम या शून्य टैरिफ 
पर पहुुंच मिलेगी। इससे भारतीय 
प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो 
जाएंगे। पाकिस्तानी इंडस्ट्री  को 
डर है कि इससे उनकी कीमत 
और मार्के ट शेयर दोनो ंपर दबाव 
पड़़ेगा। पाकिस्तान की GSP प्लस 
सुविधा दिसंबर 2027 तक ही वैध 
है। अगर इसे आगे एक्सटेेंड नही ं
किया गया, तो यूरोप मेें उसकी 
ड्यूटी-फ्री एंट््ररी  खत्म हो सकती 
है। ऐसे मेें भारत को मिलने वाली 
नई सहूलियत पाकिस्तान के लिए 
डबल झटका साबित हो सकती है। 
पाकिस्तान के व्यापारिक संगठनो ं
का कहना है कि EU उनका 
सबसे बड़़ा एक्सपोर््ट मार्के ट है। 
अगर यहां पकड़ कमजोर हुई, तो 
टेक्सटाइल सेक्टर, छोटे कारखाने 
और मजदूरो ं पर सीधा असर 
पड़़ेगा।

बजट 2026-27: भारत ने बांग्लादेश की सहायता आधी की
नई दिल्ली । 
केें द्रीय बजट 
2026-27 मेें 
भारत सरकार 
ने पड़़ोसी और 
अन्य देशो ं को 
दी जाने वाली 
आर््थथिक मदद 
(विदेशी सहायता) 
मेें अहम बदलाव किया है। इस 
बार बांग्लादश के लिए तय की गई 
मदद को आधा कर दिया गया है। 
पिछले वर््ष जहां बांग्लादश को 120 
करोड़ रुपये दिए गए थे, वही ंइस 
साल केवल 60 करोड़ रुपये का 
प्रावधान रखा गया है। यह कटौती 
ऐसे समय मेें हुई है जब भारत-
बांग्लादश रिश््तोों मेें तनातनी देखने 
को मिल रही है। तनाव की बड़़ी 
वजह बांग्लादश मेें अल्पसंख्यको,ं 
खासकर हिदू समुदाय के खिलाफ 
हिसा की घटनाएं और वहां 
की बदली हुई विदेश नीति को 
माना जा रहा है। 2024 मेें शेख 
हसीना सरकार के गिरने के बाद 
बांग्लादश ने पाकिस्तान के साथ 
अपने रिश्ते बेहतर करने के संकेत 
दिए हैैं, जिससे क्षेत्रीय कूटनीति 

का समीकरण बदला है। सिर््फ  
बांग्लादश ही नही,ं मालदीव और 
म््याांमार के लिए भी बजट सहायता 
मेें कटौती की गई है। मालदीव को 
इस साल 550 करोड़ रुपये मिलेेंगे, 
जो पिछले साल से कम हैैं। म््याांमार 
के लिए 300 करोड़ रुपये का 
प्रावधान रखा गया है, जो पहले के 
मुकाबले घटा हुआ है। इसके उलट, 
भूटान के लिए भारत ने मदद बढ़़ाई 
है। इस साल भूटान को 2,288.55 
करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जो पिछले 
वर््ष से लगभग 138 करोड़ रुपये 
ज्यादा हैैं। यह दिखाता है कि भारत 
अपनी “नेबरहुड फर्सस्ट” नीति के 
तहत भरोसेमंद साझेदार देशो ं
को प्राथमिकता दे रहा है। कुल 
मिलाकर, यह बजट भारत की 
बदलती कूटनीतिक प्राथमिकताओ ं
का इशारा देता है।

भारत ईरान छोड़ वेनेजुएला से तेल खरीदेगा: 
ट्रम्प का दावा, डील तय हो चुकी

वॉशिगटन डीसी 
(एजेेंसी)।  अमेरिका 
के राष्टट्र पति डोनाल्ड 
ट््रम्प  ने दावा किया है 
कि भारत अब ईरान 
की जगह वेनेजुएला 
से कच्चा तेल खरीदगा 
और इस संबंध मेें डील 
पहले ही तय हो चुकी है। ट््रम्प  ने 
यह बात वॉशिगटन डीसी से एयर 
फोर््स वन मेें पत्रकारो ं से बातचीत 
के दौरान कही। उन््होोंन�े कहा कि 
भारत के साथ इस समझौते का 
कांसेप्ट फाइनल है और चीन को 
भी वेनेजुएला से तेल खरीदने के 
लिए कहा गया है। हालांकि भारत 
सरकार की ओर से इस बयान 
पर अभी तक कोई आधिकारिक 
प्रतिक्रिया सामने नही ंआई है। दो 
दिन पहले प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने 
वेनेजुएला की कार््यवाहक राष्टट्र पति 
डेल्सी रोड््ररि ग्ज से फोन पर बात 
की थी। दोनो ं नेताओ ं ने द्विपक्षीय 
रिश््तोों को मजबूत करने और 
साझेदारी को नई ऊंचाइयो ं तक 
ले जाने पर सहमति जताई। मोदी 
ने सोशल मीडिया पर इसे भविष्य 

की साझा विजन वाली बातचीत 
बताया। गौरतलब है कि अमेरिका 
ने 2019 मेें वेनेजुएला पर कड़़े 
आर््थथिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके 
बाद भारत समेत कई देशो ंने वहां 
से तेल खरीदना कम या बंद कर 
दिया था। उस समय भारत अपने 
कुल आयात का करीब 6% तेल 
वेनेजुएला से लेता था। बाद मेें 
2023-24 मेें कुछ राहत मिलने पर 
भारत ने फिर सीमित मात्रा मेें तेल 
आयात शुरू किया, जो 2025 तक 
बढ़़ा भी। अब फिर सख्ती बढ़ने के 
बीच रिलायंस इंडस्ट्री ज अमेरिका 
से मंजूरी लेकर वेनेजुएला से 
तेल खरीदने की कोशिश मेें है, 
ताकि रूस पर निर््भरता कम कर 
वैकल्पिक सप्लाई सुनिश्चित की जा 
सके।
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रॉयल पत्रिका

 संपादकीय....
भारत का एविएशन सेक्टर: तेज़ उड़़ान 
की संभावनाएं, बड़़ी चुनौतियां भी साथ

भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से 
बढ़ती संभावनाओ ं के साथ-साथ 
कई गंभीर चुनौतियो ंका भी सामना 
कर रहा है। पिछले कुछ वर्षषों मेें 
हवाई यात्रा करने वाले लोगो ं की 
तादाद मेें जबरदस्त इजाफा हुआ 
है। मध्यम वर््ग की आय बढ़ने, 
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाओ ं
और सस्ती उड़़ानो ं की वजह से 
अब हवाई सफर आम लोगो ं की 
पहुुंच मेें आ रहा है। इसके बावजूद 
सेक्टर की ग्रोथ की रफ्तार कई 
अड़चनो ं से प्रभावित हो रही है, 
जिनमेें सबसे बड़़ी समस्या विमानो ं
और प्रशिक्षित पायलटो ं की कमी 
है। भारत आज दुनिया के सबसे 
तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारो ंमेें 
शामिल है। इंडिगो, एयर इंडिया 
और अन्य एयरलाइंस लगातार 
अपने नेटवर््क  का विस्तार कर 
रही हैैं, लेकिन विमान निर््ममाताओ ं
से समय पर डिलीवरी न मिल पाने 
से योजनाएं अटक रही हैैं। बोइंग 
और एयरबस जैसी बड़़ी कंपनियां 
सप्लाई चेन की दिक्कत, कच्चे 
माल की कमी और कुशल मजदूरो ं
के अभाव से जूझ रही हैैं। इसका 
सीधा असर एयरलाइंस की क्षमता 
और नई उड़़ानो ंकी शुरुआत पर 
पड़ रहा है। अनुमान है कि निकट 
समय मेें घरेलू हवाई ट््ररैफि  क की 
वृद्धि सीमित रह सकती है, जबकि 
वैश्विक स्तर पर हवाई यातायात 
लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई 
जा रही है। सकारात्मक पहलू यह 
है कि आने वाले वर्षषों मेें भारतीय 
एयरलाइंस को बड़़ी संख्या मेें नए 
विमान मिलने की संभावना है। 
इससे सीट क्षमता बढ़़ेगी और नए 
रूट खुलेेंगे। अंतरराष्ट्री य रिपोर्टटों 
के मुताबिक अगले दो दशको ं
मेें भारत का कमर््शशियल विमान 
बेड़़ा कई गुना तक बढ़ सकता है। 
सरकार भी एयरपोर््ट इंफ्रास्टट्र क्चर, 

सुरक्षा और क्षमता विस्तार पर जोर 
दे रही है। क्षेत्रीय हवाई अड््डोों के 
विकास और नई नीतियो ं से छोटे 
शहरो ंको भी हवाई नक्शे पर लाने 
की कोशिश हो रही है, जिससे 
कारोबार और पर््यटन दोनो ं को 
फायदा मिलेगा। लेकिन चुनौतियां 
सिर््फ  विमानो ंकी कमी तक सीमित 
नही ं हैैं। पायलटो ं और टेक्निकल 
स्टाफ की भारी कमी भी सामने आ 
रही है। एविएशन इंडस्ट्री  को आने 
वाले वर्षषों मेें हजारो ं नए पायलटो ं
और इंजीनियरो ंकी जरूरत होगी। 
मौजूदा ट््ररेनि  ग संस््थथान इस मांग को 
पूरा करने के लिए काफी नही ंहैैं। 
मेेंट�नेेंस, रिपेयर और ओवरहॉल 
सुविधाओ ं का भी विस्तार जरूरी 
है, वरना एयरलाइंस को विदेशो ं
पर निर््भर रहना पड़़ेगा, जिससे 
लागत बढ़ती है। वित्तीय दबाव भी 
एक बड़़ी परेशानी है। ईंधन की 
ऊंची कीमतेें, टैक्स का बोझ और 
प्रतिस्पर््धधा के कारण किराए कम 
रखना, एयरलाइंस के मुनाफे को 
प्रभावित करता है। कई कंपनियां 
कर््ज के दबाव मेें काम कर रही हैैं। 
ऐसे मेें उन्हहें टैक्स राहत, आसान 
फाइनेेंस और नीतिगत स््थथिरता की 
जरूरत है। साथ ही टेक्नोलॉजी 
का इस्तेमाल बढ़़ाकर ऑपरेशन 
को बेहतर बनाया जा सकता है। 
आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस के 
जरिए उड़़ान शेड्यूल, मेेंट�नेेंस 
और यात्री प्रबंधन को ज्यादा 
असरदार बनाया जा सकता है, 
जबकि साइबर सुरक्षा पर भी खास 
ध्यान देना होगा। यात्री अनुभव भी 
सुधार का अहम हिस्सा है। बड़़े 
एयरपोर््टट््स पर भीड़, अव्यवस््थथा 
और लंबी प्रक्रियाएं मुसाफिरो ंको 
परेशान करती हैैं। बेहतर प्रबंधन 
और डिजिटल सिस्टम से इसे 
आसान बनाया जा सकता है।

वायुमार्गीय यात्राएं बढ़ती लेकिन सुरक्षा चुनौतियां गहरी, छोटे एयरस्ट्रिप, 
वीआईपी उड़़ान और कमजोर प्रबंधन पर बड़़े सवाल खड़़े आज हैैं

-नेविगेशन कमी, मौसम जोखिम, दबाव मेें फैसले और ढीले मानक बना रहे हवाई सफर असुरक्षित
विमानो ं के माध्यम से वायुमार्गीय 
यात्रा आधुनिक युग की सबसे 
तेज, सुविधाजनक और प्रभावी 
परिवहन व्यवस््थथा मानी जाती है। 
इसने दुनिया को छोटा बना दिया 
है और शासन, व्यापार, आपदा 
प्रबंधन, चिकित्सा सहायता और 
वीआईपी आवागमन को नई गति 
दी है। लेकिन इसी के साथ एक 
सच्चाई यह भी है कि हवाई यात्रा 
पूरी तरह जोखिम-मुक्त नही ं है। 
समय-समय पर होने वाली विमान 
और हेलिकॉप्टर दुर््घटनाएं यह याद 
दिलाती रहती हैैं कि तकनीक 
कितनी भी उन्नत क््योों न हो, सुरक्षा 
प्रबंधन मेें ज़रा सी चूक भी भयंकर 
नतीजे दे सकती है। हाल के वर्षषों मेें 
सैन्य, नागरिक और निजी विमानो ं
से जुड़़ी कई गंभीर दुर््घटनाओ ं ने 
पूरे देश को झकझोर दिया। इन 
घटनाओ ंने खास तौर पर वीआईपी 
वायु यात्रा, छोटे एयरस्ट्रि प, निजी 
हवाई पट्टियो ंऔर क्षेत्रीय विमानन 
ढांचे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल 
खड़़े किए हैैं। भारत जैसे विशाल 
और अधिक जनसंख्या वाले देश 
मेें हवाई यात्रा अब विलासिता 
नही,ं बल्कि आवश्यकता बन 
चुकी है। राजनीतिक गतिविधियां, 
प्रशासनिक दौरे, आपातकालीन 
सेवाएं और क्षेत्रीय संपर््क —सबके 
लिए वायु मार््ग अहम हो गया है। 
ऐसे मेें यह जरूरी है कि बढ़ती 
हवाई आवाजाही के साथ सुरक्षा 
मानको ं को भी उसी रफ्तार से 
मजबूत किया जाए।
हवाई सुरक्षा का बदलता 
परिदृश्य
पहले हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित 
परिवहन माध्यम माना जाता था। 
आज भी सांख्यिकीय रूप से यह 
सड़क यात्रा की तुलना मेें अधिक 
सुरक्षित है, लेकिन घटनाओ ं की 
संवेदनशीलता और प्रभाव बहुत 
बड़़ा होता है। एक दुर््घटना सैकड़़ोों 
जिदगियां, करोड़़ोों की संपत्ति और 
व्यवस््थथा पर भरोसा—तीनो ं को 
प्रभावित करती है। समस्या का 

एक पहलू यह भी है कि हवाई 
नेटवर््क  का विस्तार तो तेज़़ी से हुआ 
है, लेकिन हर जगह सुरक्षा ढांचा 
उसी स्तर पर विकसित नही ं हो 
पाया। बड़़े अंतरराष्ट्री य हवाई अड््डोों 
पर अत्याधुनिक तकनीक, रडार, 
नेविगेशन और आपातकालीन 
सेवाएं उपलब्ध हैैं, जबकि छोटे 
शहरो ं और ग्रामीण क्षेत््रोों की कई 
हवाई पट्टियां अभी भी सीमित 
संसाधनो ंपर चल रही हैैं।
लघु हवाई पट्टियां और कमजोर 
प्रबंधन
देश मेें बड़़ी संख्या मेें ऐसी हवाई 
पट्टियां हैैं जो राज्य सरकारो ं या 
जिला प्रशासन के अधीन आती हैैं। 
इनका उपयोग चार््टर विमानो,ं छोटे 
जेट, हेलिकॉप्टर और वीआईपी 
उड़़ानो ं के लिए किया जाता है। 
लेकिन इन जगहो ंपर अक्सर निम्न 
समस्याएं देखी जाती हैैं: रनवे की 
अपर््ययाप्त लंबाई या खराब सतह, 
रात मेें लैैंड�िंग की सीमित सुविधा, 
आधुनिक लाइटिग सिस्टम का 
अभाव, प्रशिक्षित ग्राउंड स्टाफ की 
कमी, अग्निशमन और मेडिकल 
रिस्पॉन्स की कमजोर व्यवस््थथा, 
नियमित सुरक्षा ऑडिट का न 
होना, कई बार ये हवाई पट्टियां 

कागज़़ोों मेें “सक्रिय” दिखती हैैं, 
लेकिन व्यवहार मेें वहां जरूरी 
उपकरण और प्रशिक्षित कर्मी 
मौजूद नही ं होते। ऐसे मेें खराब 
मौसम या तकनीकी दिक्कत के 
समय जोखिम कई गुना बढ़ जाता 
है।
नेविगेशन सुविधाओ ंकी कमी
सुरक्षित उड़़ान का सबसे अहम 
आधार है—सटीक नेविगेशन। 
बड़़े एयरपोर््ट पर ILS (Instru-
ment Landing System), 
उन्नत रडार, सैटेलाइट आधारित 
नेविगेशन और ऑटोमैटिक वेदर 
सिस्टम लगे होते हैैं। लेकिन छोटे 
एयरस्ट्रि प पर यह सुविधाएं या तो 
नही ं होती ं या बहुत सीमित स्तर 
पर होती हैैं। पायलट को कई बार 
केवल विजुअल रेफरेेंस के आधार 
पर लैैंड�िंग करनी पड़ती है। यदि 
मौसम अचानक बदल जाए—
कोहरा, बारिश, तेज हवा या कम 
दृश्यता—तो स््थथिति खतरनाक 
बन सकती है। इसलिए जरूरी है 
कि: सभी सक्रिय हवाई पट्टियो ंपर 
आधुनिक दृष्टिकोण, पथसंकेतक 
(Approach Path Indicators) 
लगाए जाएं, GPS आधारित 
नेविगेशन सिस्टम अनिवार््य किया 

जाए, सैटेलाइट आधारित लैैंड�िंग 
सहायता को बढ़़ावा दिया जाए, 
बैकअप पावर सिस्टम सुनिश्चित हो
मौसम: सबसे बड़़ा अनिश्चित 
कारक
विमानन मेें मौसम सबसे बड़़ा 
“अनकंट््ररो ल्ड फैक्टर” है। पहाड़़ी, 
तटीय और वन क्षेत््रोों मेें मौसम 
मिनटो ं मेें बदल सकता है। 
अचानक बादल, डाउनड््ररा फ्ट, 
विंड शियर और कम दृश्यता जैसी 
स््थथितियां दुर््घटना का कारण बन 
सकती हैैं। अक्सर देखा गया है कि 
छोटे एयरफील्ड पर रीयल-टाइम 
मौसम जानकारी उपलब्ध नही ं
होती। पायलट को सामान्य क्षेत्रीय 
पूर््ववानुमान पर निर््भर रहना पड़ता 
है, जो पर््ययाप्त नही ं है। समाधान 
के रूप मेें: हर हवाई पट्टी पर 
स्वचालित मौसम सूचना प्रणाली 
(AWOS) लगे, रीयल-टाइम विंड, 
विजिबिलिटी और क्लाउड डेटा 
उपलब्ध हो, उड़़ान से ठीक पहले 
अपडेटेड मौसम ब्रीफिग अनिवार््य 
हो, मौसम खराब होने पर “नो-
फ्लाई” निर््णय को सम्मान मिले
वीआईपी उड़़ान और 
राजनीतिक दबाव
वीआईपी उड़़ानो ं मेें एक खास 

समस्या सामने आती है—समय 
का दबाव। कार््यक्रम तय होते 
हैैं, भीड़ इंतजार करती है, सुरक्षा 
तैनाती होती है—ऐसे मेें उड़़ान रद्द 
या स््थगित करने का निर््णय कठिन 
हो जाता है। कई बार प्रतिकूल 
मौसम के बावजूद उड़़ान भरने का 
जोखिम लिया जाता है। यह प्रवत्ति 
बेहद खतरनाक है। विमानन का 
मूल सिद््धाांत है—“सेफ्टी ओवर 
शेड्यूल”। उड़़ान का अंतिम निर््णय 
केवल पायलट और तकनीकी 
टीम के हाथ मेें होना चाहिए। 
यदि पायलट मौसम या तकनीकी 
कारणो ं से मना करता है, तो उसे 
बिना दबाव स्वीकार किया जाना 
चाहिए। इसके लिए नीति स्तर 
पर स्पष्ट नियम हो:ं वीआईपी भी 
सामान्य उड्डयन सुरक्षा नियमो ं से 
ऊपर न हो,ं पायलट के निर््णय को 
अंतिम दर््जजा मिले, दबाव डालने 
वालो ं पर दंडात्मक प्रावधान हो,ं 
वैकल्पिक यात्रा योजना पहले से 
तैयार हो
उड्डयन मानको ं का कड़़ाई से 
पालन
नागरिक उड्डयन महानिदशालय 
(DGCA) द्वारा मानक संचालन 
प्रक्रिया (SOP) निर््धधारित होती 
है। समस्या नियमो ं की कमी 
नही,ं बल्कि पालन की ढिलाई है। 
कागज़ पर सब ठीक, जमीन पर 
अधूरा—यह गैप दुर््घटनाओ ं को 
जन्म देता है। जरूरी है कि: SOP 
पालन का डिजिटल ट््ररैकि  ग सिस्टम 
हो, हर उड़़ान से पहले चेकलिस्ट 
अनिवार््य रूप से रिकॉर््ड हो, 
उल्लंघन पर लाइसेेंस निलंबन तक 
की कार््रवाई हो, थर््ड-पार्टी सेफ्टी 
ऑडिट कराए जाएं
ईधंन और तकनीकी जांच
विमान दुर््घटनाओ ं मेें तकनीकी 
खराबी और ईंधन गुणवत्ता भी 
अहम कारण रहे हैैं। ईंधन मेें 
मिलावट, नमी या अशुद्धि इंजन 
फेलियर का कारण बन सकती है। 
इसलिए: ईंधन की द्विस्तरीय जांच 
हो टेक-ऑफ से पहले तकनीकी 

फिटनेस सर््टटिफिकेट अनिवार््य 
हो, हर उड़़ान का मेेंट�नेेंस लॉग 
डिजिटल हो, स्पेयर पार््टट््स की 
प्रमाणिकता जांची जाए
ग्राउंड सपोर््ट और 
आपातकालीन तैयारी
सुरक्षा केवल हवा मेें नही,ं जमीन 
पर भी तय होती है। यदि रनवे 
पर आपात स््थथिति बने तो तुरंत 
प्रतिक्रिया जरूरी है। छोटे 
एयरफील्ड पर यह व्यवस््थथा 
कमजोर मिलती है। बेहतर 
व्यवस््थथा के लिए: प्रशिक्षित फायर-
फाइटिग टीम मौजूद हो, एम्बुलेेंस 
और मेडिकल स्टाफ तैनात हो, 
आपदा अभ्यास (ड््ररि ल) नियमित 
हो, स््थथानीय प्रशासन को भी 
प्रशिक्षण दिया जाए
पायलट प्रशिक्षण और कार््यघंटे
मानव तत्व (Human Factor) 
विमानन सुरक्षा का बड़़ा हिस्सा 
है। थकान, तनाव और अधिक 
कार््यघंटे निर््णय क्षमता को 
प्रभावित करते हैैं। कई मामलो ंमेें 
एक ही चालक दल लगातार कई 
उड़़ानेें करता है। सुधार के लिए: 
अधिकतम ड्यूटी आवर््स सख्ती से 
लागू हो,ं अनिवार््य विश्राम अवधि 
सुनिश्चित हो, वीआईपी उड़़ानो ं
के लिए अनुभवी पायलट नियुक्त 
हो,ं सिम्युलेटर आधारित नियमित 
प्रशिक्षण हो
उन्नत संचार तकनीक की 
भूमिका
आधुनिक संचार तकनीक वायु 
सुरक्षा को बहुत मजबूत बना 
सकती है। रीयल-टाइम डेटा 
लिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, 
ऑटोमैटिक डिपेेंडेेंट सर््वविलांस 
(ADS-B) जैसे सिस्टम विमान की 
स््थथिति पर निरंतर निगरानी रखते 
हैैं। भारत को क्षेत्रीय और निजी 
विमानन मेें भी इन तकनीको ं का 
विस्तार करना चाहिए, ताकि हर 
उड़़ान ट््ररै क हो सके और आपात 
स््थथिति मेें तुरंत सहायता पहुुंच।

एविएशन सेक्टर की तेज उड़़ान पर संकट, सिस्टम सुरक्षा, प्रतिस्पर््धधा 
और सुधार पर बजट 2026 से बड़़ी उम्मीदेें अब टिकी

-कनेक्टिविटी के साथ मजबूत रेगुलेशन, साइबर सुरक्षा और नई एयरलाइंस एंट्री बेहद जरूरी मानी जाए
भारत का एविएशन सेक्टर 
पिछले एक दशक मेें तेज़़ी से 
बढ़़ा है। नए एयरपोर््ट, रीजनल 
कनेक्टिविटी, यात्रियो ं की रिकॉर््ड 
संख्या और अंतरराष्ट्री य रूट्स 
का विस्तार — ये सब मिलकर 
देश को दुनिया के बड़़े एविएशन 
मार्के ट्स की कतार मेें खड़़ा करते 
हैैं। लेकिन इस चमकदार तस्वीर 
के पीछे एक परेशान करने वाली 
सच्चाई भी है। लगातार सिस्टम 
क्रै श, साइबर अटैक, तकनीकी 
खराबियां, ऑपरेशनल अव्यवस््थथा 
और गंभीर हादसो ं ने यह सवाल 
खड़़ा कर दिया है कि क्या हमारी 
उड़़ानेें जितनी तेज़़ी से बढ़ रही 
हैैं, उतनी ही मजबूती से सुरक्षित 
भी हैैं? बजट 2026 से उम्मीद है 
कि सरकार सिर््फ  कनेक्टिविटी 
और विस्तार पर ही नही,ं बल्कि 
एविएशन सिस्टम की मजबूती, 
सुरक्षा ढांचे और रेगुलेटरी सुधार 
पर भी ठोस ध्यान देगी।
तेज़ विस्तार, कमजोर बुनियाद
भारत आज दुनिया के सबसे 
तेजी से बढ़ते एविएशन मार्के ट्स 
मेें शामिल है। हर साल 10–12 
प्रतिशत की दर से पैसेेंजर ट््ररैफि  क 
बढ़ रहा है। नए एयरपोर््ट बन रहे 
हैैं, पुराने एयरपोर््टट््स का विस्तार 
हो रहा है और सरकार क्षेत्रीय 
संपर््क  योजना के जरिए छोटे 
शहरो ंको भी हवाई नक्शे पर ला 
रही है। कागज पर यह तस्वीर 
बहुत शानदार लगती है। लेकिन 
हकीकत यह है कि एविएशन सिर््फ  
एयरपोर््ट और रनवे से नही ंचलता। 
इसके लिए मजबूत टेक्निकल 
सिस्टम, प्रशिक्षित स्टाफ, साइबर 
सिक्योरिटी, मेेंट�नेेंस स्टट्र क्चर, एयर 
ट््ररैफि  क मैनेजमेेंट और वित्तीय 
स््थथिरता भी उतनी ही जरूरी है। 
इन मोर्चचों पर हमारी तैयारी अक्सर 
अधूरी दिखाई देती है। पिछले 
साल मेें कई ऐसी घटनाएं हुईं 
जिनसे साफ हो गया कि सिस्टम 
पर दबाव बढ़ चुका है। टेक्निकल 
फॉल्ट के कारण उड़़ानेें प्रभावित 
हुईं, एयरलाइंस के आईटी सिस्टम 
ठप पड़़े, यात्रियो ंको घंटो ंएयरपोर््ट 
पर इंतज़़ार करना पड़़ा। इससे यह 
साफ है कि विस्तार की रफ्तार, 
सिस्टम की मजबूती से आगे 
निकल चुकी है।

साइबर अटैक 
और डिजिटल 
खतरे
एविएशन सेक्टर 
आज पूरी 
तरह डिजिटल 
नेटवर््क  पर 
टिका है। 
टि  क टि  ग , 
बोर््डििंग, बैगेज, 
एयर ट््ररैफि  क 
कंट््ररो ल, मेेंट�नेेंस 
रिकॉर््ड — सब 
कुछ आईटी 
सिस्टम से 
जुड़़ा है। ऐसे मेें 
साइबर अटैक 
अब सिर््फ  डेटा चोरी का खतरा 
नही,ं बल्कि फ्लाइट ऑपरेशन के 
लिए भी गंभीर रिस्क बन चुका 
है। हाल के समय मेें एयरलाइंस 
और एयरपोर््ट सिस्टम पर साइबर 
हमलो ं ने दिखा दिया कि हमारी 
डिजिटल सुरक्षा अभी पर््ययाप्त 
मजबूत नही ं है। एक सिस्टम 
डाउन होने से सैकड़़ोों उड़़ानेें 
प्रभावित हो सकती हैैं। यह केवल 
असुविधा नही,ं बल्कि सुरक्षा का 
मामला भी है। जरूरत है कि 
एविएशन साइबर सिक्योरिटी 
को अलग से प्राथमिकता दी जाए 
— स्पेशल साइबर कमांड सेेंटर, 
रियल टाइम मॉनिटरिंग, बैकअप 
सिस्टम और अनिवार््य सिक्योरिटी 
ऑडिट लागू किए जाएं।
मोनोपोली का बढ़ता खतरा
भारतीय घरेलू एविएशन मार्के ट 
का बड़़ा हिस्सा आज दो बड़़े समूहो ं
के पास केें द्रित है — इंडिगो और 
टाटा समूह की एयरलाइंस। बाजार 
का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा 
इन््हीीं  के नियंत्रण मेें है। यह स््थथिति 
किसी भी सेक्टर के लिए हेल्दी 
नही ं मानी जाती। जब प्रतिस्पर््धधा 
कम होती है तो किराए बढ़ते हैैं, 
सेवाओ ं की गुणवत्ता गिरती है 
और यात्रियो ं के पास विकल्प 
कम हो जाते हैैं। मोनोपोली का 
असर लंबे समय मेें उद्योग को भी 
नुकसान पहुुंचाता है। अगर किसी 
एक बड़़ी कंपनी को ऑपरेशनल 
या फाइनेेंश�ियल झटका लगे, तो 
पूरा बाजार हिल सकता है। पहले 
भी हमने किगफिशर और जेट 

एयरवेज जैसी बड़़ी एयरलाइंस 
को बंद होते देखा है। उन संकटो ं
से कोई बड़़ा नीति सुधार नही ं
निकला। हजारो ं नौकरियां गईं, 
एयरपोर््ट स्लॉट खाली हुए और 
प्रतिस्पर््धधा कमजोर हुई। सरकार 
को चाहिए कि बाजार हिस्सेदारी 
की सीमा तय करे — जैसे कोई भी 
एयरलाइन 30 प्रतिशत से अधिक 
मार्के ट शेयर न रख सके। इससे 
नए खिलाड़़ियो ं को जगह मिलेगी 
और संतुलन बनेगा।
 ‘उड़़ान’ योजना का बदला हुआ 
सच
सरकार की ‘उड़़ान’ योजना का 
मकसद था — आम आदमी को 
सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना 
और छोटे शहरो ं को जोड़ना। 
शुरुआत मेें 2500 रुपये तक के 
किराए की बात कही गई थी। 
लेकिन अब हकीकत अलग दिख 
रही है। कई रूट्स पर किराया 
कैपिग भी बहुत ऊंची सीमा तक 
पहुुंच गई है। कई छोटे एयरपोर््ट 
बन तो गए, लेकिन वहां नियमित 
उड़़ानेें नही ंचल रही।ं कुछ जगहो ं
पर यात्री संख्या कम है, तो कही ं
ऑपरेशनल लागत ज्यादा है। 
इससे साफ है कि योजना के इरादे 
अच्छे  थे, लेकिन इकोनॉमिक 
मॉडल मजबूत नही ं बनाया गया। 
कनेक्टिविटी सिर््फ  एयरपोर््ट 
बनाने से नही ं आती — उसे 
टिकाऊ बनाने के लिए एयरलाइन 
इकोनॉमिक्स, फ्यूल कॉस्ट, टैक्स 
स्टट्र क्चर और डिमांड का सही 
आकलन जरूरी है।

भारी टैक्स और महंगा एटीएफ
भारतीय एविएशन सेक्टर की 
सबसे बड़़ी समस्याओ ंमेें से एक है 
— ऊंची लागत। एविएशन टर््बबाइन 
फ्यूल (ATF) पर भारी टैक्स लगता 
है। अलग-अलग राज््योों मेें टैक्स 
दरेें  अलग हैैं, जिससे एयरलाइंस 
की लागत और बढ़ जाती है। 
एटीएफ कुल ऑपरेटिग कॉस्ट 
का बड़़ा हिस्सा होता है। जब 
फ्यूल महंगा होगा तो टिकट भी 
महंगा होगा। इससे यात्रियो ं की 
संख्या प्रभावित होती है और नई 
एयरलाइंस के लिए बाजार मेें आना 
मुश्किल हो जाता है। जरूरी सुधार 
यह है कि एटीएफ को जीएसटी के 
दायरे मेें लाया जाए। इससे टैक्स 
ढांचा सरल होगा, लागत घटेगी 
और सेक्टर मेें निवश बढ़़ेगा।
एयरपोर््ट शुल्क और छिपे हुए 
चार््ज
आज यात्रियो ं को सिर््फ  टिकट 
का किराया नही ं देना पड़ता, 
बल्कि कई तरह के अतिरिक्त 
शुल्क भी चुकाने पड़ते हैैं — 
यूजर डेवलपमेेंट फीस, एयरपोर््ट 
डेवलपमेेंट फीस, सुविधा शुल्क, 
सर््वविस चार््ज आदि। एयरपोर््टट््स 
के निजीकरण के बाद कई जगह 
शुल्क बढ़़े  हैैं। एयरपोर््ट अब ट््रराांजि ट 
हब कम और कमर््शशियल मॉल 
ज्यादा लगने लगे हैैं। चमकदार 
टर््ममिनल, सेल्फी पॉइंट और महंगे 
फूड आउटलेट तो हैैं, लेकिन 
बेसिक सुविधा और ऑपरेशनल 
दक्षता कई बार कमजोर दिखती 
है।

चीन मेें सैन्य जनरलोों की सफाई तेज, क्या ताइवान पर 
हमले से पहले शी जिनपिग कर रहे बड़़ी तैयारी

-भ्रष्टाचार जांच, सत्ता केें द्रीकरण और PLA बदलाव से बढ़ीं 2027 ताइवान संकट की आशंकाएं
दुनिया की सियासत मेें चीन को 
अक्सर “स््थथिरता” का प्रतीक बताने 
की कोशिश की जाती है। पिछले 
साल दिसंबर मेें चीन के एक 
सरकारी प्रवक्ता ने कहा था कि 
अनिश्चितता से भरी दुनिया मेें चीन 
सबसे बड़़ा स््थथिर और भरोसेमंद 
देश है। लेकिन हाल के महीनो ं
मेें चीन के भीतर जो राजनीतिक 
और सैन्य घटनाक्रम सामने आए 
हैैं, वे इस दावे पर सवाल खड़़े 
करते हैैं। खासकर जब शीर््ष 
सैन्य जनरलो ंपर जांच, बर््खखास्तगी 
और गायब होने की खबरेें  आती 
हैैं, तो यह सिर््फ  भ्रष्टाचार विरोधी 
कार््रवाई नही ंलगती—बल्कि सत्ता 
के केें द्रीकरण और संभावित सैन्य 
तैयारी का संकेत भी मानी जा 
रही है। सबसे बड़़ा सवाल यही 
है: क्या चीन की सेना मेें चल रहा 
“शुद्धिकरण अभियान” ताइवान 
पर संभावित हमले की तैयारी से 
जुड़़ा हुआ है? क्या राष्टट्र पति शी 
जिनपिग अपने नियंत्रण को इतना 
मजबूत कर लेना चाहते हैैं कि 
किसी बड़़े सैन्य कदम से पहले 
कोई अंदरूनी विरोध न बचे?
सत्ता और सेना पर शी जिनपिग 
की पकड़
शी जिनपिग जब 2012 मेें सत्ता 
मेें आए, तब से उन््होोंन�े दो बड़़े 
अभियान चलाए—एक, भ्रष्टाचार 
विरोधी मुहिम, और दूसरा, पार्टी 
व सेना पर पूर््ण नियंत्रण। चीन 
की कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स 
लिबरेशन आर्मी (PLA) के बीच 
रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। चीन 
मेें सेना सरकार की नही,ं पार्टी 
की सेना मानी जाती है। इसलिए 
जो भी पार्टी पर काबिज है, वही 
सेना पर असली नियंत्रण रखता 
है। पिछले कुछ सालो ं मेें शी ने 
बार-बार यह साफ किया है कि 
सेना की वफादारी सीधे उनके 
प्रति होनी चाहिए। उन््होोंन�े कई 
बार सार््वजनिक मंचो ं से कहा कि 
सेना “पार्टी की बंदूक” है और उसे 
पार्टी के आदेश पर चलना होगा। 
इसी सोच के तहत उन््होोंन�े सेना 
मेें बड़़े पैमाने पर फेरबदल किए। 
हालिया घटनाक्रम मेें शीर््ष सैन्य 
अधिकारियो—ंजैसे वरिष्ठ जनरल 
झांग यूशिया और एक अन्य बड़़े 

जनरल लियू 
झेन ली—
पर जांच 
की खबर 
ने सबको 
च ौंक ा य ा । 
जब इतने 
ऊंचे स्तर के 
अ धि  क ा र ी 
जांच के घेरे 
मेें आते हैैं, 
तो यह सिर््फ  
क ा नू न ी 
म ा म ल ा 
नही ं रहता, 
ब ल्कि  
राजनीतिक 
संदेश भी 
बन जाता है।
भ्रष्टाचार विरोध या वफादारी 
की जांच?
आधिकारिक तौर पर चीन इन 
कार््रवाइयो ं को भ्रष्टाचार विरोधी 
अभियान का हिस्सा बताता है। 
रिपोर्टटों के मुताबिक 2025 मेें 
दस लाख से अधिक अधिकारियो ं
की जांच भ्रष्टाचार के मामलो ं मेें 
हुई। यह आंकड़़ा बहुत बड़़ा है 
और बताता है कि मुहिम कितनी 
व्यापक है। लेकिन पश्चिमी 
विश्लेषक और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ 
मानते हैैं कि यह सिर््फ  भ्रष्टाचार की 
लड़़ाई नही ं है। यह “राजनीतिक 
सफाई” भी है—यानी ऐसे लोगो ं
को हटाना जो पूरी तरह शी 
जिनपिग की लाइन से सहमत नही ं
हैैं या जिनकी अपनी ताकत और 
नेटवर््क  है। चीन की सेेंट््र ल कमेटी 
के 205 पूर््णकालिक सदस््योों मेें से 
दर््जनो ं के “गायब” होने की खबरेें  
भी इसी ओर इशारा करती हैैं। 
आधिकारिक बयान कम आते 
हैैं, लेकिन अनुमान यही लगाया 
जाता है कि वे जांच के घेरे मेें हैैं या 
साइडलाइन कर दिए गए हैैं। सेना 
के अखबारो ंमेें जब किसी जनरल 
की बर््खखास्तगी को “भ्रष्टाचार के 
खिलाफ युद्ध” कहा जाता है और 
साथ मेें “नेतृत्व की अवहेलना” का 
आरोप जोड़़ा जाता है, तो साफ 
समझ आता है कि मामला सिर््फ  
पैसे का नही,ं निष्ठा का भी है।
युद्ध से पहले सेना का पुनर््गठन 

— इतिहास क्या कहता है?
इतिहास मेें कई उदाहरण मिलते 
हैैं जहां बड़़े सैन्य अभियान से पहले 
सत्ता ने सेना का ढांचा बदला, 
नेतृत्व हटाया और अपने भरोसेमंद 
लोगो ं को आगे बढ़़ाया। इसका 
मकसद होता है—निर््णय लेने की 
प्रक्रिया को तेज करना और विरोध 
की आवाजो ंको कम करना। युद्ध 
या बड़़े सैन्य ऑपरेशन के समय 
नेतृत्व को ऐसे कमांडर चाहिए 
होते हैैं जो आदेश पर सवाल न 
उठाएं। रणनीतिक बहस जरूरी 
होती है, लेकिन अंतिम निर््णय पर 
अमल उससे भी ज्यादा जरूरी 
माना जाता है। अगर चीन ताइवान 
को लेकर गंभीर सैन्य विकल्प पर 
विचार कर रहा है, तो संभव है कि 
वह पहले सेना की कमान पूरी 
तरह अपने विश्वस्त अधिकारियो ं
को देना चाहता हो।
ताइवान क््योों है इतना अहम?
ताइवान चीन के लिए सिर््फ  एक 
द्वीप नही ंहै, बल्कि प्रतिष्ठा, राष्टट्रव ाद 
और राजनीतिक वैधता का सवाल 
है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा 
मानता है, जबकि ताइवान खुद को 
अलग राजनीतिक इकाई की तरह 
चलाता है। ताइवान की अपनी 
सरकार, सेना और लोकतांत्रिक 
व्यवस््थथा है। शी जिनपिग ने 
कई बार कहा है कि “राष्ट्री य 
एकीकरण” अधूरा है और ताइवान 
का चीन मेें विलय ऐतिहासिक 
मिशन है। उन््होोंन�े यह भी कहा है 
कि इसे हमेशा के लिए टाला नही ं

जा सकता। अमेरिकी अधिकारियो ं
और कई रणनीतिक रिपोर्टटों मेें 
यह दावा किया गया है कि चीन 
ने अपनी सेना को 2027 तक 
ताइवान पर कब्जे के लिए तैयार 
रहने का लक्ष्य दिया है। यह जरूरी 
नही ं कि हमला निश्चित है, लेकिन 
तैयारी का स्तर बढ़़ाने का संकेत 
जरूर है।
क्या ताइवान खुद अपना बचाव 
कर पाएगा?
सैन्य विशेषज्ञ मानते हैैं कि ताइवान 
अकेले चीन की पूरी ताकत का 
सामना लंबे समय तक नही ं कर 
पाएगा। चीन की सेना संख्या, 
हथियार, नौसेना और मिसाइल 
क्षमता मेें बहुत आगे है। ताइवान 
की रक्षा रणनीति “डिटरेेंस” 
यानी हमले की कीमत बढ़़ाने पर 
आधारित है। अमेरिका ताइवान 
को हथियार, मिसाइल सिस्टम 
और रक्षा तकनीक देता रहा है। 
लेकिन सबसे बड़़ा सवाल यही 
है—अगर वास्तविक हमला होता 
है, तो क्या अमेरिका सीधे युद्ध मेें 
उतरेगा? इस पर अमेरिकी नीति 
जानबूझकर अस्पष्ट रखी गई है। 
यही अनिश्चितता चीन की रणनीति 
का भी हिस्सा हो सकती है।
आंतरिक सफाई से सेना 
कमजोर या मजबूत?
पेेंटागन जैसी संस््थथाओ ंकी रिपोर््ट 
मेें कहा गया है कि इतने बड़़े स्तर 
पर जांच और बर््खखास्तगी से सेना 
की कार््यक्षमता कुछ समय के लिए 
प्रभावित हो सकती है।



जयपुर, मंगलवार 03 फरवरी 2026   दैनिक   रॉयल पत्रिका 3



जयपुर, मंगलवार 03 फरवरी 2026    दैनिक   रॉयल पत्रिका 4

सीरत सराय चैरेटी ट्रस्ट मेें ध्वजा रोहण
भीलवाडा (रॉयल पत्रिका)। स्टेशन रोड स््थथित सीरत सराय 
(मुसाफिर खाना) मेें 77 वां गणतंत्र दिवस समारोह शान-
ओ-शौकत से मनाया गया। प्रात 11:30 बजे संस््थथा के 
ट््रस्टी  अब्दुल सलाम मंसूरी ने ध्वजारोहण किया। ट््र स्ट के 
चैयरमेन शब्बीर अहमद शेख व सेक्रेट््ररी   अब्दुल सलाम 
मंसूरी ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला व साथ 
ही वक्फ तरमीम कानून 2025 के मद्देनजर हुकुमत-ए-हिन्द 
के सैन्टट्र ल ’’उम्मीद पोर््टल’’ पर वक्फ जायदादो ंको अपलोड 
करने के बारे जानकारी दी। और उम्मीद पोर््टल पर बहतरीन 
खिदमात को अन््जजाम देने पर ट््र स्ट के मुलाजिमो ंकी हौसला 
अफजाई के बतौर गुलपोशी कर ऐजाज नामा से नवाजा 
गया। साथ ही मुल्क के अमनो अमान और तरक्की के लिए 
भी दुआं की गई। 
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शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद््धाांजलि अर््पपित की
मनोहरपूर (रॉयल पत्रिका)। शहीद 
दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी 
को श्रद््धाांजलि अर््पपित करने हेतु जयपुर 
की विभिन्न गांधी संस््थथाओ ं द्वारा शांति 
एवं सद्भावना मार््च तथा प्रार््थना सभा का 
आयोजन किया गया। इस कार््यक्रम मेें 
उपस््थथित होकर महात्मा गांधी जी की 
तस्वीर पर पुष््पाांजलि अर््पपित की गई। 
इस दौरान AICC के पूर््व सचिव संजय 
बापना ने कहा कि शहीद दिवस उन 
सभी शहीदो ंको श्रद््धाांजलि देने के लिए 
मनाया जाता है जिन््होोंन�े देश की स्वतंत्रता 
और अखंडता के लिए अपना जीवन 
दिया। प्रदश कांग्रेस कमेटी के सचिव 
रशीदज्जमा खान (आसिम) ने कहा कि 
यह दिवस हमेें शहीदो ं के बलिदान की 
याद दिलाता अल्पसंख्यक विभाग के 

ब्यावर प्रभारी नदीम पठान ने कहा कि 
यह देशभक्ति और राष्ट्री य एकता की 
भावना को मजबूत करता है। चिकित्सा 
प्रकोष्ठ के संगठन महासचिव कृष्ण 
कुमार शर््ममा ने कहा कि यह युवाओ ंको 

देश की सेवा मेें योगदान करने के लिए 
प्रेरित करता है। इस अवसर पर जयपुर 
शहर इंटक के महासचिव रामपाल सैनी 
एवं अन्य गणमान्य नेतागण उपस््थथित 
रहे।
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